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निजी टोल संचालकों द्वारा सड़क का रख-रखाव
3458. श्री के॰ आर॰ अर्जुननः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार टोल ऑपरेटर एंड ट्रांस्फर मॉडल के अंतर्गत निजी कंपनियों को निर्धारित संख्या में वर्षों हेतु पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की नीलामी करने का विचार कर रही है और इससे एक लाख करोड़ रुपए प्राप्त करने की आशा रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि संचालक सरकार को अग्रिम भुगतान करेंगे और टोल के एकत्रण से राशि की वसूली करेंगे; और
(घ) क्या यह भी सच है कि निजी कंपनियों को सरकार के निर्णयानुसार सड़कों का रख-रखाव करना होगा और टोल लेना होगा?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क):   जी, हां।  टोल प्रचालन एवं हस्‍तांतरण (टीओटी) मॉडल के  अंतर्गत, लोक वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए बोली लगाई जाएगी जिनमें फीस के संग्रहण और विनियोजन का अधिकार एक पूर्व निर्धारित रियायत अवधि (30 वर्ष) के लिए रियायतग्राही (डेवलपर्स/निवेशक) को  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को एक मुश्त राशि के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध प्रदान किया जाएगा।  
(ख):    टीओटी परियोजनाओं के प्रथम बंडल जिसमें कुल 680 किलोमीटर लंबाई के 9 परियोजना खंड शामिल हैं, को अंतिम रूप दे दिया गया है और एलओए (लेटर ऑफ अवार्ड) जारी किया गया है। टीओटी बंडल-। के अलावा एनएचएआइ ने टीओटी के अंतर्गत लगभग 1640 किमी लंबाई के खंडों की पहचान की है जिसमें स्‍थिति सर्वेक्षण और यातायात अध्ययन प्रगति पर है।   
(ग) और (घ):   जी, हां। ऐसी परियोजनाओं के संचालन और अनुरक्षण (ओऐंडएम) का दायित्व रियायतग्राही का होगा और साथ ही रियायत अवधि के अंत तक रियायतग्राही द्वारा प्रयोक्‍ता फीस संग्रहीत की जाएगी एवं रखी जाएगी। 
*****
